
 ३  माघ,  १८८४  (शक)  द  ३२११

 कोलम्बो  सम्मेलन  की  प्र स्थापनाओं  के  बार मं  प्रस्ताव

 श्री  राम  सेवक  यादव  (बाराबंकी) :  प्वाइंट  साफ  आर्डर  ।  प्रधान  मंत्री जो  यह  प्रस्ताव

 रखने  जा  रहे  है  मैं  उससे  पहले  हीਂ  प्रपना  प्वाइंट  प्राफ  आर्डर  उठाना  चाहता  हु ं।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उससे  पहले  यह  नहीं  हो  सकता  ।

 श्री  राम  सेवक  यादव  :  मैं  इसलिए  पहले  अरपना  प्वाइंट  श्राफ  काडर  रखना  चाहता  हूं  कि
 यह  प्रस्ताव  रखा  नहीं  जा  सकता  |

 झष्यक्ष  महोदय  :  जिस  वक्त  वह  रख  लेंगे  उस  वक्त  मैं  श्ञापको  वक्त  दूंगा  कि  श्राप  डरपना
 प्वाइंट  प्राफ  आर्डर  रखें,  इस  वक्त  नहीं  ।

 pra  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  श्रणु  शक्ति  मंत्री  (श्री  जवाहरलाल  नेहरू) :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं :

 “कि  १०  कौर  १२  दिसम्बर,  १९६२  के  बीच  कोलम्बो  में  हुये  |  तटस्थ  राष्ट्रों  के
 सम्मेलन के  प्रस्तावों  पर,  १२  और  १३  जनवरी,  १९६३  को  भारत  के  प्रधान
 मंत्री  और  उनके  सहयोगियों  के  साथ  हुई  बैठकों  में  श्रीलंका,  संयुक्त  अरब

 गणराज्य  भ्र  घाना  के  प्रतिनिधिमंडलों  द्वारा  दिये  गये  स्पष्टीकरण ों  सहित,
 जो  २१  जनवरी,  १९६३  को  सभा  को  टेबल  पर  रखें  गये  थे,  विचार  किया  जाये  ।'

 श्री  राम  सेवक  यादव  :  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  हैं  कि  नवम्बर  में  इस  माननीय  सदन  ने
 इस  आशर  का  प्रस्ताव  खड़े  हो  कर  पारित  किया  था  कि  जब  तक  चीनी  हमारे  देश  कीਂ  पवित्र

 भूमि  के  एक  एक  इंच  से  खदेड़  नहीं  दिए  जातें  तब  तक  हम  संधि  जारी  रखेंगे,  चाहे  वह  जितना

 लम्बा  झर  कठिन  हो  और  इस  प्रस्ताव  को  जब  हम  पारित  कर  चुके हैं  तो  उस प्रस्ताव  के  रहतें
 हुए  यह  कोलम्बो  प्रस्ताव  है,  और जो  इसके  विल्कुल  विपरीत  जाता  है,  नहीं  आ  सकता  ।  मेरा
 fare  निवेदन  है  कि  यह  प्रस्ताव  उसके  विपरीत  है  इसलिए  इसको  यहां  पेश  नहीं  किया  जा
 सकता |

 श्री  श्री  पटनायक  :  (सम्बलपुर)  :  मुझे  भी  कुछ  कहना  है  ।

 mea  महोदय  :  यह  कोई  डिस्कशन  नहीं  है  ।  एक  प्वाइंट  साफ  आर्डर  उठाया  गया  है,  उस
 का  जकाब  दिया  जायेगा 1

 पालियामेंट  एक  फैसला  ले  चुकी  है  ।  म्रोर  अरब  जो  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  प्रस्ताव  रखने  जा
 "रहे  है  वह  इसलिए  कि  यही  पालियामेंट  इस  पर  गौर  करे  ।  कभी  उन्हों  ने  कुछ  कहा  नहीं,  बतलाया
 नहीं  कि  क्या  होगा  ।  पार्लियामेंट  को  पूरा  हक  है  कि  वह  झपने  किसी  फैसले  में  तबदीली  करे  ।  प्रभी
 'तक  तो  तबदीली  का  सवाल  ही  नहीं  है  ।  मगर  अगर  पार्लियामेंट  तबदीली  करना  भी  चाहे  तो  उस
 को  हक  है  ।  इस  में  कोई  चीज  ऐसी  नहीं  है  कि  जो  पालियामेंट  के  सामने  पेश  नहीं  की  जा  सकती  ॥

 प्राइम  मिनिस्टर  साहब  ने  यह  नहीं  कहा  कि  मैं  बदलता  हूं  या  मैं  कोई  तबदीली  पैदा  करता  हूं  या  शौर
 कोई  चीज  लाता  हूं  ।  उन्हों  ने  यही  कहा  है  कि  मैं  इस  को  कंसीलर  करने  के  लिए  पालियामेंट  के  सामने
 लाता  हुं  ।  तो  पार्लियामेंट  को  हक  है  कि  वह  सोचे  कौर  गौर  करे,  या  उस  ने  पहले  जो  फैसला  दिया
 है  उस  पर  गौर  करे  ।  जो  चीज  पार्लियामेंट  के  सामने  रखी  जाएगी  उस  पर  विचार  कर  सकती  है

 मूल  अंग्रेज़ी  में



 ३१२  कोलम्बो  सम्मेलन  की  प्रस्थापना ओरों के  बारे  में  प्रस्ताव  बुधवार,  २३  जनवरी,  १९६३

 [अष्यक्ष  महोदय]
 औौर  फैसला  दे  सकती  है  ।  तो  झरा खिरी  फैसला  पार्लियामेंट  का  ही  होगा  ।  इस  प्रस्ताव  में  कोई  ऐसी
 चीज  नहीं  है  जो  पहले  प्रस्ताव  के  बरखिलाफ  हो  ।

 श्री  feo  पटनायक :  राज  के  अखबार  में  भराया  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  इन  प्रिसीपल  कोलम्बो
 प्रोपोज  को  स्वीकृति  दे  दी  है  ।  अगर  यह  सही  है  तो  फ़िर  इस  पर  विचार  करना  फिजूल  है  ।  पहले
 प्रधान  मंत्री  साहब  यह  कहें  कि  उन्हों  ने  ऐसा  नहीं  कहा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  भ्राप  उन  की  स्पीच  तो  सुनिए  कि  वह  क्या  कहना  चाहते  है  ।

 श्री  कि०  पटनायक :  पहले  प्राप  तो  मेरी  बात  सुन  लीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपकी  बात  सुनी  और  तब  कहा  कि  बाप  उनकी  स्पीच
 सुन  लीजिए  ।

 श्री  कि पटनायक :  में  ने  कभी  खत्म  नहीं  किया  हैं  ।;

 अध्यक्ष  महोदय  :  झगर  प्राप  दो  घंटे  तक  खत्म  नहीं  करेंगे  तो  यह  बात  कब  तक  चलती  रहेगी  ।

 श्राप  ने  जो  कहा  था  उस  का  जवाब  मैं  ने  दे  दिया  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  माता  कि  जब  लीडर  बोलते
 हैं  तो  फिर  दूसरे  मेम्बर  क्या  कहना  चाहते  हैं  ।

 में  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वहू  बैठ  जायें  ।

 श्री  कि०  पटनायक  :  मैं  ने  उस  का  दूसरा  पहलू  भी  आप  के  सामने  रक्खा  जोकि  अख़बार  में
 ा  गया  है  ।  प्राप  ने  कहा  कि  पालियामेंट  का  जो  निश्चय  था  उस  में  कोई  तबदीली  नहीं  हुई  है,  तो  मेरा
 कहना  यह  हैं  कि  पालियामेंट  ने  जो  राय  रक्खी  थी  उस  के  भीतर  ही  इस  बीच  में  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कुछ
 कर  दिया  है  कौर  जोकि  पालियामेंट  के  उस  निश्चय  के  खिलाफ  है  ।  इस  के  लिए  उन  को  इस  पालि-
 यामेंट  में  माफ़ी  मांगनी  चाहिए  क्योंकि  पालियामेंट  ने  जो  निश्चय  किया  हैं  उस  के  खिलाफ  उन्हों  ने

 कुछ  किया  है
 .  -  -  (श्रन्तर्बाधा )'

 श्री  रामसेवक  यादव  :  अध्यक्ष  महोदय,  एक  निवेदन  यह  है  कि  अभी  प्रा  ने  कहा  कि  प्रधान
 मंत्री  जी  उस  फ़ैसले  के  खिलाफ़  कोई  निर्णय  लेने  वहीं  जा  रहे  हैं,  उस  पर  कोई  निश्चय  नहीं  करने
 जा  रहे  हैं  प्रौर  पालियामेंट  को  हक़  हैं  कि  वह  अपने  पुराने  निर्णय  को  बदल  सकती  हैं  तो  यह  पुराने
 निर्णय  के  बदलने  का  भी  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  इस  का  मतलब  यह  है  कि  १४  नवम्बर  का  प्रस्ताव हमारा
 जहां  था  वहीं  पर  है  ।  इस  से  तो  हमारे  इस  कथन  में  कि  प्रधान  मंत्री  जी  के  मौजूदा  प्रस्ताव  पर  विचार
 नहीं  होना  चाहिए  कौर  भी  शाक्ति  आ  जाती  है  ।

 री  जवाहरलाल  नेहरू  :  भ्रध्यक्ष  महोदय,  मैं  हाल  में  हुई  कुछ  घटनाओं  का  उल्लेख  करना
 चाहता  हूं  जो  कि  निस्सन्दे  है

 श्री  रामेइवरानन्द :  अध्यक्ष  सहोदय,  विषयांतर  ।  चूंकि  यह  महत्वपूर्ण  विषय  है  कौर  प्रधान
 मंत्री  जी  को  बड़ी  अच्छी  हिन्दी  आती  है  इसलिए  उन्हें  अंग्रेजी  में  अपना  भाषण  न  कर  हिन्दी  में  करना
 चाहिए  क.



 a
 ३  माघ,  १८८४  (शक  कोलम्बी  सम्मेलन  की  प्रस्थापना ्र ों के  बारे  में  प्रस्ताव  ।  इश्

 श्री  रामेइवरानन्द : मेंरी प्रार्थना सुन लें । :  मेंरी  प्रार्थना  सुन  लें  ।

 अध्य्  महोदय  :  मैं  श्राप  की  प्रार्थना  तब  सुनूं  जब  बाप  कोई  नई  बात  कहते  हों  ।  हमेशा
 खड़  हो  कर  आप  नहीं  पुरानी  हिन्दी  में  भाषण  हों;  कहते  हैं  ।  इसके  प्रलावा  और  प्राप  को  कुछ  कहना
 नहीं  होता  है  ।  मैं  सुनना  नहीं  चाहता  मैं  उन  के  लीडर  से  कहूंगा  कि  इस  बात  को  बंद  होना  चाहिए  ।

 हर  दो,  हर  रोज  प्रगर  यही  चलेगा  तो  मैं  नहीं  सुनूंगा  ।

 श्री  रामेदवरामन्द  :  जब  तक  यहां  हिन्दी  में  नहीं  बोलेंगे  यह  ज़रूर  रहेगा  ।  झ्राख़िर  इस

 का  मतलब  क्या  हझ्ा  जब  देश  की  राष्ट्रभाषा  हिन्दी  है  कौर  जब  हम  हिन्दी  में  भाषण  होने  के  लिए
 आवाज़  उठाते  हैं  तो  श्राप  हम  को  दबाना  चाहते  हैं  ?  अगर  आप  की  यही  नीति  है  तो  श्राप  हिन्दी  की
 कसे ला  सकेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  पर  माननीय  सदस्य  नहीं  बैठेंगे  तो  मुझे  हिन्दी  को  तो  नहीं  लेकिन  उन
 कों  जरुर  दबाना  पड़ेगा  ।

 थी  राॉमेइवरानन्द :  यह  तो  मेरे  साथ  हिन्दी  को  दबाना  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रब  माननीय  सदस्य  पने  स्थान  पर  बैठ  जायें  ।

 श्री  रामेझवरानन्द  :  हिन्दी  को  नहीं  दबाना  है  तो  फिर  हिन्दी  बुलवा  दीजिये  ।
 ans

 meat  महोदय  :  अप  बैठेंगे या  नहीं  ?

 श्री  रामसेवक  यादव  :  अध्यक्ष  महोदय,  मेरा  निवेदन  है  कि  प्रधान  मंत्री  जी  हिन्दी,  प्रग्रजी
 दोनों  भाषाओं में  बोल  ।

 पंश्नध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्राइम  मिनिस्टर  शर  हर  एक  मेम्बर  की  अपनी  मरज़ी  है
 कि  दोनों  भाषाओं  में  से  जिस  भाषा  में  वह  बोलना  चाहें,  बोल  सकता  है  ।  इस  वक्त  पोजीशन  यही
 है ।

 श्री  रामेइवरानन्द  :  मैं  भी  प्रार्थना  करता  हुं  कि  हिन्दी  में  बोलें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  मेम्बर  साहब  का  नाम  लूंगा  कि  वह  इस  हाउस  की

 बाक़ायदा  कार्यवाही  में  बाधा  डाल  रहे  हैं  पौर  इस  के  चरागे  जो  कार्यवाही  होगी  वह  फिर
 जायेगी  ।

 श्री  रामसेवक यादव  :  अध्यक्ष  महोदय,  मेरा  निवेदन  आप  के  जरिए  प्रधान  मंत्री  जी  से  है
 और  वह  यह  है  कि  प्रधान  मंत्री  जी  एक  बार  पिछली  पालियामेंट  में  दोनों  भाषा ग्र ों  में  बोले  थे  प्र
 ज  साकी  स्वामी  जी  का  कहना  है  यह  महत्वपूर्ण  विषय  है,  उन  के  भी  समझने  का  रन  है  श्र  लाखों
 आर  करोड़ों  देशवासियों  को  समझना  है  इसलिए  प्रधान  मंत्री  जी  इस  अवसर  पर  दोनों  भाषियों  में
 बोलें,  भ्रंग्रेज़ी में में  भी  बोले  शर  हिन्दी में  भी  बोलें  ।

 fall  जवाहरलाल नेहरू  :  १०  दिसम्बर  १९६६२  को  संसद  के  पिछले  सत्र  में  चीन  के  प्राण
 पर  चर्चा  हुई  थी  ।  तथा  उस  ने  सरकार  द्वारा  अपनायी  गयी  नीति  का  अनुमोदन  किया  था  ।  तब  से
 कई  घटनायें हुई  हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 ३१४  कोलम्बो  सम्मेलन  की प्रस्थापनाओ्ों के  बारे  में  प्रस्ताव  बुधवार,  २३  जनवरी,  १९६३

 [श्री  जवाहर लाल  नेहरू]
 १५  दिसम्बर  को  भारत  शौर  चीन  के  वाणिज्यिक  दूतावास  बन्द  कर  दिये  गये  ।  इस  दौरान

 नेफा  क्षे  त्र  से  चीनी  सेनाओं  की  वापसी  जारी  रही  यद्यपि  चीन  द्वारा  एकपक्षीय  युद्धविराम  स्थिति  के
 उल्लंघन  की  कई  सूचना  मिली  हैं  ।  १७  दिसम्बर  को  चीनियों  ने  ७१६  बीमार  मौर  घायल  भारतीय
 सं  निकों  तथा  १३  सं  नाकों  के  शव  लौटाये  ।  लंका  की  प्रधान  मंत्रिणी  श्रीमती  भंडायनायक  के  दुत  श्री
 जी०  एस०  पीरीज  द्वारा  कोलम्बो  प्रस्ताव  नई  दिल्ली  लाये  गये  तथा  उन्हों  ने  ये  प्रस्ताव  प्रधान  मंत्री
 को  दिय े।

 २६  दिसम्बर  १९६२  को  चीन  प्रौढ़  पाकिस्तान  द्वारा  उन  की  पी माओ  के  सम्बन्ध  में  सिद्धान्तत:
 पूर्ण  समझौता  हो  जाने  के  बारे  में  एक  संयुक्त  विज्ञप्ति  प्रकाशित  की  गयी  ।

 चीन  श्र  मंगोलिया ने  २६  दिसम्बर  १९६२  को  एक  सीमा  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  |

 प्रधान  मंत्री  चाउ-एन-लाई न.  ३०  दिसम्बर  १९६२  को  प्रधान  मंत्री  के  १  दिसम्बर  १९६२
 के  पत्र  का  उत्तर  दिया  |  प्रधान  मंत्री  ने  इस  का  उत्तर  १  जनवरी  १९६३  को  भेजा  ।  श्रीमती  भंडार-
 नायक  ३१  दिसम्बर  से  ८  जनवरी  १९६३  तक  पेकिंग  रहीं  ।  दिल्ली  में  घाना  प्रतिनिधिमंडल के  नेता
 कोफी  ७,  प्रफरी  घाटा,  श्रीमती  भंडारनायक  तथा  संयुक्त  प्ररब  गणराज्य  के  प्रतिनिधिमण्डल
 के  नेता  श्री  अली  साबरी  दिल्ली  गाये  ।  १२  और  १३  जनवरी  १९६३  के  बीच  दिल्ली  में  उक्त  तीन
 प्रतिनिधिमंडलों से  बातचीत  हुई  ।  १३  जनवरी  को  एक  संयुक्त  विज्ञप्ति  प्रकाशित  की  गयी  ।

 चीनी  सेनाओं  ने  १०  दिसम्बर  १९६२  से  पीछें  हटना  आरम्भ  किया  था  ।  इस  सम्बन्ध में
 नवीनतम  स्थिति  यह  है  ।

 कमांग  सीमांत  खंड  :  राजनैतिक  अधिकार  तवांग  में  २१  जनवरी  को  पहुंचा,  सलाहकार  २२
 ता०  को  पहुंचा ।

 सु वन्स री  सामान्य  खण्ड  :  ज्ञात  हुआ  हैं  कि  चीनी  सभी  खंडों  से  वापस  चले  गये  हैं  ।

 सिद्धांत  सीमान्त  खंड  :  चीनी  सभी  इलाकों  से  वापस  चले  गये  हैं  तथा  सभी  स्थानों  में  असैनिक
 प्रशासन  शुरू  कर  दिया  गया  है  ।

 लोहित  सीमान्त  खंड  :  वालों  पर  पुन:  अधिकार  कर  लिया  है  ।  जब  तक  चीनी  किबुटू  से
 पूरी  तरह  न  हटें  तब  तक  के  लिए  वहां  असैनिक  प्रयास  लागू  करना  निलम्बित  कर  दिया  गया
 ह ै।

 चीनी  प्रस्तावों  के  उत्तर  में  हम  ने  सदेव  यह  कहा  है  कि  हम  तब  तक  कोई  चर्चा  नहीं  कर  सकते
 'हैं  जब  तक  चीनी  भ्र पने  आक्रमण  के  पूर्व  ८  सितम्बर  १९६२  की  स्थिति  पर  नहीं  पहुंच  जायेंगे  ।  चीनी
 “प्रस्ताव  २४  भ्रक्टूबर  को  मिले  थे  जिन्हें  हम  ने  भ्र स्वीकार  कर  दिया  था  ।  यह  बात  सभा  के  सम्मुख
 पहिले  ही  कई  बार  झा  चुकी  है  ।  तथा  सारी  सभा  ने  इस  पर  अपनी  सहमति  प्रदान  की  है  ।

 गजनी  प्रिय  गुप्त  (कटिहार) :  यह  बात  गलत  है  ।

 ‘अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  को  यह  झ्रापत्ति  है  कि  संसद्  द्वारा  पारित  संकल्प  में
 ८  सितम्बर  १९६२  की  लाइन  का  कहीं  जिन  भी  नहीं  था  ।

 पमूल  अंग्रेजी  में



 ड  माघ,  १८८४  (शक ।  कोलम्बो  सम्मेलन  की  प्रस्थानों  के  बारे  में  प्रस्ताव  ३१५

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  इस  लाइन  का  उल्लेख  संकल्प  में  इंस  कारण  भी  किया  गया  था  कि  यह
 प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  हुआ  ।  हम  नवम्बर  के  सं  सत्य  पर  दूर  है  श्र  सदैव  दृढ़  रहेंगे  ।  मेरे  विचार से
 संकल्प  को  बदलने  का  कोई  प्रवस  भी  नहीं  पाया  है  ।  २४  अक्टूबर  को  चीनियों  ने  वह  प्रस्ताव  रखा
 जिसे  कि  त्रि सूत्रीय  प्रस्ताव  कहते  है  ।  हम  उससे  सहमत  नहीं  हुए  थे  और  हमने  कहा  था  कि  हम  उस  पर
 अस्थायी  तौर पर  भी  विचार  नहीं कर  सकते  है  ।  मेरे  कथन  का  ताइपे  यह  हैकि  प्रारूप  गिक  घटनाओं

 से  नवम्बर  संकल्प  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  ।  हमने  पिछली  बार भी  यही  कहा  था  कि  सितम्बर  कीਂ

 लाइन  की  स्थिति  पर  पहुं  बने  के  पहिले  हम  किसीਂ  प्रकार  की  बातचीत  नहीं  कर  सकते  J  |  हम  बाद  कीਂ
 घटनाश्रों पर  उसीਂ  आघार  पर  विचार  करेंगें  ।

 १०  दिसम्बर  को  कोलम्बो  सम्मेलन  प्रारम्भ  SAT  था  |  वह  १०  दिसम्बर  से  १.२  दिसम्बर
 तब  मिला  ।  तत्पश्चात  यह  ज्ञात  नहीं  gar  था  कि  सम्मेलन  क्या  प्रस्ताव  पारित  करेगा  तथापि
 सरकार  की  ओर  से  इस  बात  का  संकेत  दिया  गया  था  कि  हम  इस  मामले  पर  भी  तभी.  विचार
 कर  सकते  है  जबकि  सितम्बर  ८  के  पुर्व  की  स्थिति  कायम  की  जाये  |

 कोलम्बो  सम्मेलन  ने  कुछ  प्रस्ताव  पारित  किये  तत्पश्चात्  वे  पेकिंग  गये  और  वहां  से  दिल्ली
 HA  |  उनके  मूल  प्रस्ताव  स्पष्ट  नहों  थे  तथा  उसकी  दो  या  उससे  अधिक  व्याख्या  कीਂ  जा  सकती
 थीਂ  अत:  हमने  उनसे  अपने  प्रस्तावों  का  स्पष्टीकरण  करने  को  कहा  क्योंकि  बिना  उनके
 स्पष्टीकरण  किये  बिना  हम  उन  पर  श्उती  राय  व्यक्त  नहीं  कर  सकते  थे  |

 इस  बात  पर  विचार  करते हुए  भी  हमारे  सामने  मुख्य  प्रश्न  यही  था  ८  सितम्बर  से  पूर्व  की  स्थिति
 कायम  कीਂ  जाये  ।  यह  भी  स्मरण  रखना  चाहिये, कि  हम  कोलम्बो  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  कोई  भीਂ  रुख
 अपनायें  अन्य  हम  उन  प्रस्तावों के  सम्बन्ध  में  कोई  भीਂ  कदम  उठायें  तथापि  इससे  सीमा  के  सम्बन्ध
 में  दोनों  सरकारों  के  दृष्टिकोण  में  कोई  अ्रन्तर  नहीं  जायेगा  |

 इस  प्रयत्न  का  उद्देश्य  यही  था  कि  ऐसी  स्थिति  पैदा  कीਂ  जाये,  जब  दोनों  पक्ष  इत  विषय  पर  विचार
 कर  सकें  ।  ऐसी  स्थिति  से  पहले,  हमने  यह  कहा  था  कि  चीनी  ७  सितम्बर,  के  बाद  का  शभ्रतिक्रपण  खाली
 कर  दें  |  अत:  नवम्बर  में  सदन  ने  जो  संक्रमण  पारित  किया  था  उसे  बदलने  का  सवाल  ही  नहीं  पैदा
 होता  ।

 कोलम्बो  देशों  ने  विवाद  के  गुणावगुण  पर  विचार  नहीं  किया  था  ।  उन्होंने  केवल  बातचीत  का
 रास्ता  तैयार  किया  है  प्रौढ़  हम  तभी  बातचीत  कर  सकते  हैं  यदि  कुछ  शर्ते  पुरी  की  जायें  ।

 ये  प्रस्ताव  हमारे  सीमान्त  के  पश्चिमी,  मध्य  और  पूर्वी  विभागों  के  बारे  में  थे  ।  पूर्वी  विभाग  के
 सम्बन्ध  में  ८  सितम्बर,  से  पहले  की  स्थिति  यह  थीਂ  कि  चीनी  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  के  उत्तर  में  थे.  और
 भारतीय  सैनों  दक्षिण  में--सुविधा  को  इसे  मैकमोहन  लाइन  कहा  जाता  है,  सरकारी  तौर  पर  नहीं
 और न  ही  इसे  मि०मेकमहोन  ने  बनाया  था  ॥  उसने  इसे  वर्तमान  सीमान्त  माना  था  ।  ऊंचे  पहाड़  की  यह
 सीमान्त  बर्मा  तक  जाता है  ।  वास्तव में  चीनी  सरकार ने  इसे  सान  लिया  था  ।  प्रत:  ८  सितम्बर से  पहले
 कोई  चीनी  सेनाएं  उस  सीमान्त  के  पार  नहीं  कराई--केवल  लांगजू  को  छोड़  कर,  जों  कि  बिल्कुल  सीमान्त

 पर  है  ।  चीनियों  ने  इस  पर  बलपूर्वक  कब्जा  कर  लिया  था  और  बाद  में  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  कोई
 पक्ष  इस  पर  कब्जा  न  करे  |  कोलम्बो  सम्मेलन  प्रस्ताव  स्पष्टीकरण  रूप  में  इस  स्थिति  की  पुष्टि.  करते  है
 केवल  छागला  रिज  क्षेत्र  को  छोड़  कर,  जिसे  चीनी  'चेजिंग  क्षेत्र  कहते  है  कौर  जहां  हमारी  ढोला  चौकी
 है  ।  प्रस्तावों  में  थागला  रिज  और  लांग जू  को  ऐसे  क्षेत्र  कहा  गया  है,  जिनका  फैसला  भारत  और  चीन
 सरकार  के  सोच  सीधीਂ  बातचीत  द्वारा  होगा  ।  इन  प्रस्तावों  के  श्रतुसार  थागला  रिज  क्षेत्र  और  ढोला

 tra  wast  में
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 ३१६  कोलम्बो  सम्मेलन  की प्रस्थापनाश्रों के  बारे  में  प्रस्ताव  बुधवार,  २३  जनवरी,  १९६३

 [  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  ]

 चौकी  के  बारे  में,  जो  मैकमोहन  रेखा  से  तीनत  मील  भीतर  है,  छोड़  कर  पूर्वी  क्षेत्र  में  ८  सितम्बर  की
 स्थिति  पूरी  तरह  कायम  हो  गई  है  ।  प्रस्तावों  के  अनुसार  इस  का  फैसला;  सीधी  बातचीत  द्वारा

 किया  जायेगा  ।  पूर्वी  विभाग  के  बारे  में  यह  स्थिति  है  ।

 मध्य  क्षेत्र  में,  कोलम्बो  सम्मेलन  ने  यथापूर्व  स्थिति  कायम  रखने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  वह  भी

 भारत  सरकार  की  स्थिति  के  अनुरूप  है  कि  ८  सितम्बर  कीਂ  रेखा  कायम  की  जाये,  क्योंकि  इस  क्षेत्र  में
 कोई  झगड़ा  नहीं  हुआ  श्र  वर्तमान  स्थिति  को  छोड़ा  नहीं  गया  ।

 पंचमी  क्षेत्र  :  प्र्थात  लद्दाख  में,  ८  सितम्बर  की  रेखा  कायम  करने  का  अर्थ  है  उन  सभी  भार-
 तीय  चौकियों  कीਂ  पुन स्थापना  करना  है  जो  नीले  नक्शों  में  दिखाई  गई  है।  थे  नक्शों  परिचालित  किये  जा
 चुके  हूं  ।  इसका  भ्रमण  यह  है  कि  उपरोक्त  ननदों  में  लाल  रंग  में  बताये  गये  स्थानों  पर  चीनियों  की  तुरानीਂ
 चौकियां  बनी  रहेंगी  ।  कोलम्बो  सम्मेलन  के  प्रस्ताव  के  अ्रनुसार  चीनी  सेनाओं  के  वापस  हटने  पर  २०

 किलोमीटर  क्षेत्र  खाली  कर  दिया  जायेगा  कौर  इस  क्षेत्र  में  दोनों  देशों  कीਂ  सैनिक  चौकियां  रहेंगी  ।

 यह  बात  सभा  के  समक्ष  है  कि  उपरोक्त  जिस  क्षेत्र  में  दोनों  देशों  की  पसैनिक  चौकियां  रहेंगी  उसमें  वह
 सम्पूर्ण  क्षेत्र  सम्मिलित  है  जिसमें  समूहों  के  पश्चिमी  भाग  की  दो  या  तीन  चौकियों  के  अ्रतिरिक्त  ८

 सितम्बर  से  पहले  भारतीय  चौकियां  वाला  सारा  स्थान  सम्मिलित  है  ।  चीनी  सेनाओं  द्वारा  २०  किलो-

 मीटर  पीछे  हटने  का  अरे  है  इश्पंगूर  प्रौर  उसके  सुदूर  दक्षिणी  भाग  में  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  से  कई  किलो-
 मीटर  पीछे  चीनी  सेनायें  हट  जायेंगी  ।  कोलम्बो सम्मेलन  के  प्रस्ताव  झर  उनसे  सम्बन्धित  स्पष्टीकरण
 ८  सितम्बर  के  पूर्व  की  यथावत्  स्थिति  की  मांग  को  पूरा  कर  देते  हं  ।  युमदो ंके  पश्चिम में  दो  या  तीन
 भारतीय  चौकियों  के  बारे  में  साधारण  हेर  फर  है  ।  तथापि  यह  कमी  चीनियों  के  इस्पांगूर  कौर  दक्षिण

 में  पीछे  हट  जाने  से  पूरी  हो  जाती  है  ।  इस  बात  से  भी  कि  बहुत  सीਂ  चीनीਂ  सैनिक  चौकियां  हट  जाने
 वाले  क्षेत्र  से  हटाई  जानी  हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  नक्शों  से  स्थिति  देखें,  तो  वे  देखेंगे कि  यह  स्थिति

 पहलीਂ  स्थिति  श्रीमत्  ८  सितम्बर  से  पहले  की  स्थिति  से  भी  अच्छी  है।  ८  सितम्बर  की  स्थिति  में  उस

 क्षेत्र  में  बहुत  से  चीनी  रह  जाते  थे  कौर  हमारी  भी  कुछ  चौकियां  थीं  ।  इस  तरह  चीनियों  को  बहुत  लाभ
 था  ।  प्रब  यदि  कोलम्बो  सम्मेलन  प्रस्ताव  मान  लिये  जायें,  तो  उस  क्षेत्र  में  सेनायें  नहीं  रह  जातीं,  हमारी
 झर  चीनियों  की  प्र सैनिक  चौकियां  रह  जाती  हें,  जिनके  पास  उतने  ही  आदमी  कौर  शास्त्र  होंगे ।
 यह  भ्र सेनिक  या  छोटे  शस्त्र  होंगे  ।  यह  स्थिति  चीनियों  की  चौकियां  के  होने  से  बहुत  west  है  ।

 इन  सब  बातों  पर  विचार  के  बाद,  हम  इस  नतीजे  पर  पहुंचे  हें  कि  कोलम्बो  प्रस्ताव  हमारे  ८

 सितम्बर  से  पहले  वाली  स्थिति  कीਂ  मांग  को  पुरा  करते  हैं  ।  अरत:  मैंने  लंका  के  प्रधान  मन्त्री  को  एक  पत्र
 भेजा  था  कि  भारत  सरकार  सिद्धान्त  रूप  से  स्पष्टीकरण  के  साथ  उन  प्रस्तावों  को  स्वीकार  करती  है
 शर  भारत  सरकार  उन्हें  अन्तिम  रूप  से  मानने  से  पहले  उन्हें  सं  सद्  के  सामने  रखेगी  ।

 मैंने  लंका  के  प्रधान  मन्त्री  को  कहा  था  कि  हम  चीन  सरकार  की  प्रतिक्रिया  जानना  चाहेंगे  ।

 मुझे  आज  सुबह  लंका  के  प्रधान  मन्त्री  से  एक  सन्देश  प्राप्त  हुमा  है,  जिसमें  चीनी  प्रतिक्रिया  बताई  गईं
 है  ।  श्रीमती  भण्डारनायके का  तार  इस  प्रकार  है  :

 “शायद  माननीय  सदस्यो ंने  चीनी  विदेश  मन्त्री,  मिशेल  चीनी  का  वक्तव्य  पढ़ा  होगा,  जिसमें

 लगभग  वहीਂ  बात  थी,  अर्थात्  कोलम्बो  प्रस्तावों  को  सिद्धान्त  रूप  से  स्वीकार  करते  हुए,  कुछ  महत्वपूर्ण
 मामलों  में  उन्हें  मतभेद  है  ।  यह  स्पष्ट  हे  कि  चीनी  सरकार  प्रस्तावों  को  दोनों  के  लिए  मान्य  मतों  का
 निश्चित  ग्रा घार  नहीं  मानती  शर  कुछ  मामलों  में  उस  के  अपने  निर्वचन  हैं  ।  इसका  प्र्थी  है  कि  उन

 प्रस्तावों  को  उसने  पूरे  तौर  पर  नहीं  माना  ।  किन्तु  हमारी  कौर  से  यह  स्पष्ट हं  कि  दोनों  पक्षों के
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 अधिकारियों के  बीच  तब  तक  सीधी  बातचीत  नहीं  हो  सकती, जब  तक,  चीनी  सरकार  सम्पूर्ण
 रूप  से  कोलम्बो  सम्मेलन  प्रस्तावों  को  और  उससे  सम्बन्धित  स्पष्टीकरण ों  को  नहीं  मानती  ।  ”

 मैं  सदन  को  बताना  चाहूंगा  कि  कोलम्बो  सम्मेलन  हमारे  कहने  पर  नहीं  बुलाया गया  था  ।
 वास्तव  में  हमसे  यह  पूछे  बिना  किया  गया  था,  केवल  हमें  निर्णय  बताया  गया  था  ।  फिर  लंका  सरकार
 ने  हमें  बताया  कि  यह  उनके  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  बाद  हमने  लंका  सरकार  से
 पत्र-व्यवहार  किया  है,  चीनी  सरकार  से  नहीं  ।  चीनी  सरकार  से  पत्र-व्यवहार  करना  कोलम्बो  का  काम
 है,  उसके  बाद  कोलम्बो  हमें  बता  सकता  है  ।  हमारा  पक्ष  भी  कोलम्बो  चीनी  सरकार  को  बतायेगा  ।

 अब  मार्शल  चेनयी  के  वक्तव्य  प्रौर  लंका  के  प्रधान  मन्त्री  के  सन्देश  से  स्पष्ट  हे  कि  चीनी  सरकार  ने
 कुछ  महत्वपूर्ण  विषयों  में  कोलम्बो  प्रस्तावों  को  स्वीकार  नहीं  किया  ।  अत:  पूर्ण  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  |
 जब  तक  स्थिति  पूरी  तरह  स्पष्ट  न  हो,  भारत  सरकार कोई  निर्णय  नहीं कर  सकती  ।  किन्तु  हमें  एक
 निश्चित  निर्णय  अवस्य  करना  हू  ।  क्या  चीनी  सरकार  के  साथ  बातचीत के  लिए  कोई  कार्यवाही  होगी,
 इस  बात  पर  निर्भर  है  कि  चीनी  सरकार  उन्हें  स्वीकार  करती  है  ।

 भारत  सरकार  ने  सदा  कहा  है  कि  वें  झगड़ों  को  शान्तिपूर्ण  तरीकों  से  हल  करना  चाहती  है  |

 चीनीਂ  बड़े  हमले  के  बावजूद  वह  बातचीत  को  एक  या  अधिक  अवस्थाओं  में  करने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 मैं  पहले  भी  सदन  में  कह  चुका  हूं  कि  हम  मामले  को  अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  को  या  मध्यस्थ  निर्णय  के
 लिए  निर्दिष्ट  कर  सकते  हैं,  यदि  इसे  मान  लिया  जाये  ।  कुछ  भी  हो,  हम  कोई  भी  शान्तिपूर्ण  तरीका

 अपनाने  के  लिए  तैयार  हैं,  यदि  बातचीत  का  आधार  पैदा  किया  जा  सके  प्रौर  इसके  लिए  शर्तें  पैदा  की

 जा  सकें  ।

 श्री  रामेदवरानन्द  (करनाल)  :  श्रीमती  भण्डारनायके  के  कहने  से  ही  बातचीत  करनी  थीਂ
 तो  पहले  हीਂ  कर  लीਂ  होती  ।  बीसियों  हजार  आदमियों  को  बरबाद  क्यों  किया  ?  चीनियों  को  सीमा  से

 बाहर  धकेल  दो  यह  कह  कर  श्राप  विदेश  क्यों  चले  गये  थे  ?

 ‘अध्य  महोदय  :  मैं  तो  हरान  ही  गया  कि  स्वामी  जी  सब  कुछ  समझ  सकते  हैं  |

 fal  जवाहरलाल  नेहरू  :  हमने  बार  बार  कहा  है  कि  ८  सितम्बर  के  अ्रतिक्रमण  के  हटाये  जानें
 के  बाद  कीਂ  शर्ते  कायम  हो  जायेंगी  |  हमारे  इस  प्रस्ताव  को  चीनी  सरकार  ने  अक्तूबर  में  नहीं  माना  था

 बाद  में  उन्होंने  अपने  प्रस्ताव के  साथ  अरपन  श्राप  पीछे  हटने  गर  युद्ध  विराम  का  प्रस्ताव  भी  जोड़  दिया
 था  ।  सब  कोलम्बो  सम्मेलन  ने  भ्रपने  प्रस्ताव  दिये  हूँ,  जिससे  मुख्यतः  ८  सितम्बर  से  पहले  की  स्थिति

 कायम  हो  जाती  है  ।  हमने  लंका  के  प्रधान  मन्त्री  को  बत।  दिया  है  कि  हम  उन  प्रस्तावों  को  प्रौर  स्पष्ट-
 करणों  को  सिद्धान्त  रूप  से  स्वीकार करते  हे  ।  उन  पर  झ्रापत्ति  किये  बिना  या  उनको  बदले  बिना,
 क्योंकि  हमने  अनुभव  किया था  कि  या  तो  उन्हें  पूर्णरूप  से  स्वीकार  किया  जा  सकता  या
 अस्वीकार  |  यदि  उनके  कुछ  भाग  को  माना  जाये,  तो  उसका  अर्थ  भ्र स्वीकृति  होगा  ।  अत:  हम
 अनुभव  करते  हें  कि  दोनों  सरकारें  पहले  पूर्णरूप  से  कोलम्बो  प्रस्तावों  को  मानें,  फिर  दोनों

 सरकारें  सीधीਂ  बातचीत  द्वारा  शेष  मामलों  के  निपटारे  के  लिए  कदम  उठा  सकती  हें  ।  हमने  यह
 रुख  अपनाया है  कौर  मैं  समझता  हूं  कि  यही  ठीक  है,  मुझे  विश्वास  है  कि  सदन  इससे  सहमत  है  कि
 हम  इस  प्राधा  पर  चलें  |

 कुछ  साधनों  सदस्य  :  नहीं,  नहीं  ।

 एक  साधनों  सदस्य  :  लज्जास्पद |

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 थी  जवाहरलाल  नेहरू  :  माननीय  सदस्य  को  किसी  बात  पर  लज्जा  है  ।  उन्हें इसे  यहां  व्यक्त
 वहीं  करनी  चाहिय े|

 fore  महोदय  :  यह  वह  कह  रहे  हैं  जो  पकसर  कहते  हैं  कि  हम  प्रोग्रेस  नहीं  समझ  सकते हैं  ।

 भी  जवाहरलाल  नेहरू  :  गलती  सें  कह  दिया  गया  ।

 श्री  राम  सेवक  यादव  (बाराबंकी)  :  चीन  प्रौर  भारत  की  समस्या  से  ज्यादा  महत्व  अंग्रेजी  का
 है,  प्रापके  लिहाज़ से  ?

 'री  जवाहरलाल  नेहरू  :  प्रत:  संक्षिप्त  रूप  से  स्थिति  यह  हैं  कि  हम  कोई  बातचीत,  प्रारम्भिक
 बातचीत  भी  नहीं  कर  सकते,  जब  तक  हम  सन्तुष्ट  न  हों  कि  ८  सितम्बर  से  पहले  वाली  स्थिति  बहाल
 करने  की  जर्त  पूरी  न  हो  जाये  |  दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  शर्ते  के  पूरा  होने  के  बाद  भी,  बातचीत  विभिन्न
 प्रारम्भिक  मामलों  के  बारे  में  होगी  बाद  में  अन्य  मामले  लिये  जा  सकते  हैं  ।  किन्तु  हम  इस  समय

 मामले  के  गुणावगुण  पर  विचार  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  वे  बदले  नहीं  हैं  ।

 हमने  ८  सितम्बर  की  रेखा  के  बहाल  करने  की  मांग  की  थी,  इसका  प्र्थी  यह  नहीं  हूँ  कि  हम  इस
 रेखा  को  समझौते  का  आ्राधार  मानते  हैं  ।  विल्कुल  नहीं  ।

 श्री  रामेदवरानन्द  :  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी  को  सदस्यों  पर  तो  बहुत  गुस्सा  आ  जाता  है  लेकिन
 चीन  पर  नहीं  आता  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्राप  जो  कह  रहे  हैं,  मैं  तो  समझ  रहा  हूं  ।  मगर  जो  दूसरी  तरफ  से  कहा  जाता
 है  वह  भी  श्राप  समझिये  ।  श्राप  समझिये  कि  प्राप  पार्लियामेंट  सें  हैं  और  यहां  सीरियस  मामलों  को
 कंसिडर  कर  रहे  हैं  यहां  कोइ  बाहर  का  जल्सा  नहीं  हैं  ।  बार  बार  श्राप  रुकावट  न  डालें  ।  आप  सुन  ।

 आपको  हक  होगा,  जो  कुछ  आप  कहना  चाहते  हैं,  कहने  का  जब  आप  बोलेंगे

 श्री  रामेदवरानन्द  :  हमें  कौन  बोलने  देगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपने  लीडर  को  कहिये  कि  वह  आपका  नाम  भेजें  औ  इसको  प्राप
 अपने  लीडर  पर  छोड़  दीजिये  |  नगर  वह  नहीं  भ्रामक  नाम  भेजते  हैं,  तो  छोड़  दीजिये  उस  पार्टी  को  ।

 fat  बड़े  (खरगोन)  :  अ्रध्यक्ष  एक  माननीय  सदस्य  को  कैसे  कह  सकते  हैं  कि  वे  दल  छोड़
 दे  ?  यह  आपत्तिजनक है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसलिए  कहू  सकता  हूं  कि  वह  कहते  हैं  कि  मुझे  बोलने  कोई  नहीं  देगा  ।
 आप  जानते  हैं.

 भी  रामेदवरानन्द :  श्राप  नहीं  बोलने  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महो  दय  :  मुझे  ग्रसो  हैँ  कि  व्हिप  पार्टी  का  ऐसी  बात  कहता  है  ।  जो  नाम  व्हिप  भेजेगा
 उसी  को  तो  मैं  बुलाऊंगा  |  अगर  वह  इजाज़त  नहीं  देता  है  तो  मेरा  कया  कसूर  हूँ  ।

 श्री  रामे ददरा नन्द :  जो  नुकूल  बोलेगा  उसको  तो  बोलने  दिया  जाएगा  और  जो  प्रतिकूल
 बोलेगा  उसको  धक्के  मार  निकाल  दिया  जाएगा ।

 ध्यान  महोदय :  जो  बार  बार  इस  तरह  से  खड़ा  होता  है,  उसको  भी  नहीं  बोलने  दूंगा  ।

 “pra  dat  में
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 श्री  रामदेव  रानी  :  बहुत  सुन  चुके  हैं  सत्यनारायण  की  कथा  ।

 pal  जवाहरलाल कर  |  मुझे  खेद  है  कि  इस  मामलें  को  जो  कि  बहुत  महत्वपूर्ण  है,  न  केवल
 वर्तमान  समय  के  लिए  बल्कि  भविष्य  के  लिए  भी,  अ्रन्तर्बाधाओओं  द्वारा  निचले  स्तर  पर  लाया  जाये  1

 मेरा  निवेदन  है  कि  वर्तमान  विषय  यद्यपि  यह  एक  जटिल  मामला  है  कौर  हमने  इसको हर
 पहलू  पर  विचार  करना  है,  फिर  भी  हमने  नवम्बर  में  जो  संकल्प  पारित  किया  था,  उसे  हर  कीमत  पर  पुरा
 करना  है  और  बीच  में  चाहे  कुछ  भी  हो,  हमारी  सब  कार्यवाही  उस  संकल्प  के  च  होगी  ।  निस्सन्देह
 हमने  कई  बार  कहा  है  कौर  भागे,  भी  कहते  रहेंगे  कि  हमारी  मूल  नीति  शान्तिपूर्ण  तरीके  अपनाने  और
 उनका  अनुसरण  करने  की  है  ।  साथ  ही  साथ  हम  अपनी  आजादी  और  अ्रखण्डता  भी  बनाये  रखेंगे  |

 ये  आधारभूत  नीतियां  हैं  ।  इनमें  कोई  भेद  नहीं  हूँ  औ  न  होना  चाहिये  ।  किन्तु  कुछ  लोग.  .  .  .

 श्री  राम  सेवक  यादव  :  झ्र गर  हम  उस  नीति  सेअपन  जमीन  खो  दें  तो  यह  हम  को  पसन्द
 नहीं है  ।

 ।ी  जवाहरलाल नेहरू  :  इसलिए  वर्तमान  प्रश्न  को  इस  दृष्टिकोण  से  देखना  है--पहले  यह
 कि  हमारा  नवम्बर  के  संकल्प  को  पूरा  करने  का  पक्का  निश्चय  है,  साथ  ही  हम  किसी  शान्तिपूर्ण  तरीके
 को  अस्वीकार  नहीं  कर  सकते  |  वास्तव  में  यदि  वे  शान्तिपूर्ण  तरीके  हमारे  संकल्प,  हमारी  भ्र खण्ड ता
 शर  झ्राजादी  की  राह  में  रुकावट  न  बने,  तो  हमें  अवस्य  उन  का  अनुसरण  करना  चाहिये  |

 कुछ  लोग  इससे  सहमत  नहीं  हैं  ।  उन्हें  प्रसहमति  रखने  का  अधिकार  है  ।  किन्तु  हमारी  नीति
 बहुत  समय  से  यही  रही  है  कौर  हमारे  विचार  में  इसे  बदलना  नहीं  चाहिये  |  नहीं  तो  यह  निष्फल  हो
 जायेगी  ।

 श्री  राम  सेवक  यादव  :  यह  निष्फल  सिद्ध  हो  ही  चुकी  है।
 |

 1श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  मैं  किसी  सदस्य  या  दल  के  विरुद्ध  कुछ  नहीं  कह  रहा  ।  हमारी  नीति
 के  दो  पहलू  हैं,  जिसका  हमने  सदा  अनुसरण  किया  है  ।  पहला  यह  कि  समस्याओं  के  हल  के  लिए  हर  स्थान
 पर  शान्तिपूर्ण  तरीके  प्रपनाये  जायें  |  दूसरा  यह  है  कि  जो  कि  उतना  ही  महत्वपूर्ण  है  कि  हम  शीरानी
 आजाव)  प्रौर  प्रचण्डता  को  बनाये  रखें  |  यदि  शान्तिपूर्ण  तरीके  हमारी  आजादी  कौर  अखण्डता  को

 बनाये  न  रख  सकें,  तो  वे  व्यथ  सिद्ध  होंगे  किन्तु  उस  आजादी  कौर  अखण्डता  को  बनाये  रखने  के  लिए
 हमें  झाक्नान्ताओं  को  भारत  से  बाहर  निकालना  हे  ।  इसलिए  हम  अपनी  सेनाओं  कौर  सशस्त्र  दलों  को
 मजबूत  बनाने  के  लिए  कौर  आ्राथिक  स्थिति  को  भी  मज़बूत  बनाने  के  लिए  कदम  उठाने  हैं  र  उठाते
 रहेंगे,  क्योंकि  यदि  कोई  बातचीत  हुई  भी,  तो  वह  प्रारम्भिक  बातचीत  होगी  और  कोई  नहीं  कह
 सकता  कि  उनका  कोई  नतीजा  निकले  या  नहीं,  हमारे  लिये  चीनी  सरकार  की  इमानदारी  में  यकीन

 करना  बहुत  कठिन  है,  फिर  भी  हमें  उससे  व्यवहार  करना  हैं  |  इस  बात  को  स्पष्ट  रखते  हुए  कि  हम
 किसी  सैनिक  दबाव  से  नहीं  झुकेंगे,  हम  शान्तिपूर्ण  तरीकों  को  नहीं  छोड़ेंगे  ।  यह  न  केवल  नैतिक  दुष्टि
 से  बल्कि  राज-नयीम  दृष्टि  से  कौर  राजनीतिक  दृष्टि  से  भी  ठोस  है,  क्योंकि  विशव  सैनिक  तरीकों
 और  दबाव  से  अमस्याओ  का  हल  करने  से  तंग  आ  चुकी  है  ।

 इसी  कारण  से  चीनी  हमले का  विश्व  में  इतना  विरोध  gut  है।  बहुत  से  देशों  ने
 इस  पर  आपत्ति  की  है,  किसी  ने  कम  किसी  ने  अधिक  ।  हम  कह  सकते हैं  कि  हमने  शान्ति-
 पूर्ण  तरीके  अपनाये हैं  किन्तु  उनसे  जिन  परिणामों  की  झ्रोशा  थी.  व  नहीं  निकले  इसीलिए

 मूल  अंग्रेज़ों में



 ३२०  कोलम्बो  सम्मेलन  की  प्र स्थापनाओं  के  बारे  में  प्रस्ताव  बुधवार,  २३  जनवरी,  १९६३

 [  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  1]

 हमें  अरन्य  तरीके  प्रपनाने  हें।  हम  दूसरे  तरीकों  की  भो  तैयारी  कर  रहे  हैं।  इसलिए  चीन

 सरकार  नहीं  बल्कि  अन्य  देश  जो  प्रस्ताव  करते  हैं,  जो  हमारे  मित्र  हैं,  हमने  उनके  सुझावों
 पर  विचार  करना  है।  ऐसा  न  करना  न  केवल  हमारी  नीति  की  दृष्टिकोण  से  बल्कि  राज-
 नयी  दृष्टिकोण  से  भी  अनुचित  होगा  ।

 इस  समय  हम  इस  बात  पर  बिचार  नहीं  कर  रहेंगी  चीन  क्या  रुख  शझ्रपनाता  है  या
 नहीं  अपनाता ।  ।  इस  समय  चौतनी  सरकार  कोलम्बो  प्रस्तावों  को  मोटे  तौर  पर  स्वीकार
 नहीं  कर  रही  है  इसलिए  हम  इन  पर  विचार कर  रहे हैं  और  हमने  देखा  हैकि  इन  से  ७
 सितम्बर  को  स्थिति  बहाल  हो  जाती  है।  यद्यपि  चीनी  इन  प्रस्तावों  को  पूरी  तरह  स्वीकार
 नहीं  करते,  एक-दो  मामलों  में  वे  हमारे  पक्ष  में  उनसे भी  आगे  जाते हैं  ौर  इस  पर  हमें
 सहानुभूतिपूर्वक  विचार करना  चाहिये  ।

 हम  अपनी  श्र से  इसके  बारे में  कोई  कदम  नहीं  उठा  सकते,  क्योंकि  चीन  सरकार  ने
 भी  पग  उठाना  है।  जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध  है।  मुझे  लंका  के  प्रधान  मंत्रो  को  उत्तर
 देताहै।  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  शौर  उनके  सहयोगियों  को  भी  कि  हम  उनके  प्रस्तावों  शौर
 स्पष्टीकरण ों  से  सहमत  है  स्पष्टीकरण  महत्वपूर्ण  हें,  क्योंकि  चान  सरकार  ने  इन्हीं  पर
 आपत्ति की  है।  मुझे  तराशा  है  कि  सदन  मेरे  इस  उत्तर  का  अनुमोदन  करेगा  ।

 tat  त्यागी  (देहरादून)  :  मैं  इसका  स्पष्टीकरण  चाहता हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  पहले  मुझे  प्रस्ताव  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  लेने  दीजिए |

 पूँश्नी डा० डा०  मा०  ato  के  (नागपुर):  प्रस्ताव  रखें  जाने  के  पूर्व  मैं  स्पष्टीकरण  के
 तौरपर  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  ।  हमारी  चर्चा  समाप्त  होने  के  पश्चात्  दूसरा  कदम  क्या
 होगा  शर  वह  कोलम्बो  सम्मेलन  द्वारा  उठाया  जायेगा.  अथवा  चोरी  सरकार  द्वारा  ?

 patent  :  क्या  मैं  भी  झपना  प्रशन  पूछ  सकता  हूं  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  ये  सारी  बातें  भाषणों  के  दौरान  में  स्पष्ट  हो  जायेंगें  ।  प्रवान  मंत्री
 अन्त  में  उत्तर  देंगे।  यदि  सारे  स्पष्टीकरण  अभी  मांग  लिए  गये  तो  फिर  चर्चा  के  लिए  क्या

 रह  जायेगा ?
 पुरानी  त्यागी  :  यह  तक॑  नहीं  केवल  एक  स्पष्टीकरण  है  जिससे,  जो  कुछ  कहा  जाये

 इसके  जानने  के  बाद  ही  कहा  जाये  ।

 हमने  राज के  “हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  कोलम्बो  से  प्राप्त  यह  समाचार  पढ़ा है  कि
 “चीन ने  कोलम्बो  सम्मेलन के  छः  राष्ट्रों  द्वारा  दिए  गये  इस  सुझाव  पर,  कि  लद्दाख में
 विवाद-प्रीत  भारत-चीन  सीमा  प्रदेश  के  विसैन्यीक़त  क्षेत्र  में  भारतीय  और  चीनी  पुलिस
 का  संयुक्त  शासन  होਂ  आपत्ति  उठाई  हैं।  यह  समाचार  विश्वसनीय  सुत्र  से  प्राप्त  gar
 बताया गया  है  ।  इसमें  आगे  कहा  गया  है  :

 “चीन  द्वारा  उठाई  गई  शझ्रापत्ति  चीन  सरकार  के  एक  ज्ञापन  में  सम्मिलित  थी
 जिसे  लंका  की  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  भंडारनायक  ने  भारत  सरकार  को
 भेज  दिया  है।”

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  प्राप्त हो  गया  है?

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 ह  माघ,  १८८४  (शक)'  कोलम्बो  सम्मेलन  की  प्रस्थापनाश्रों  के  बारे  में  प्र  स्राव  ३२१

 गभ्रच्यक्ष  महोदय :  क्या  यह  वहीं  है  जिसका  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  उल्लेख  किया
 था?

 pal  जवाहरलाल  नेहरू  :  नहीं,  नहीं  डा०  मा०  श्री०  अणे  ने  पूछा  था  कि  अगला
 कदम,  श्रीमत्  जैसाकि  मैं  समझता  हूं,  इन  मामलों  में  अगला  कदम  क्या  होगा  ?  इन  मामलों
 के  सम्बन्ध  में  पहला  कदम,  इस  पर  विचार  किए  जाने के  या  अगला  कदम  उठाने  के  पहले,
 यह  होगा  कि  कोलम्बो  प्रस्ताव  दोनों  सरकारों  द्वारा  पूर्ण  रूप  से  स्वीकार  कर  लिए  जायें  ।  इनके
 स्वीकार  कर  लिए  जाने  के  पश्चात्  इन  प्रस्तावों  को  सम्बन्धित  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  किए
 जाने  का  प्रश्न  उठेगा  ।  इसका  अर्थ  यह  होगा  कि  हमारे  कुछ  पदाधिकारी  अथवा  सैनिक
 पदाधिकारी  वहां  जाकर  देखें  कि  इन्हें  कार्यान्वित  कर  दिया  गया  है  और  यदि  कोई  संदेह  की
 बात हो  तो  हमें  सूचित  करें।  इस  सबके  किये  जाने के  पश्चात्  कौन  कौर  भारत  सरकार  के
 प्रतिनिधियों  द्वारा  इस  विषय  पर  इसके  गुण  दोषों  के  आधार  पर  विचार  करने  का  प्रश्न
 उठेगा  |

 श्री त्यागी  नें  जो  यह  कहा  है  कि  इसको  बहुत  सो  बातों  पर  चीन  सरकार ने  शझ्रापत्ति
 उठाई  है  वहू  बिल्कुल  ठीक  है।  उस  संदेश  में  जिसे  मैंने  पढ़कर  सुनाया  था--उस  तार  में
 जिसे  को  चारों-एन-लाई  ने  प्रवान  मंत्री  गोमती  भंडार नायक  को  भेजा  था--उन्होंने  इसका
 कुछ  शझ्राभास  दिया  हैं।  किन्तु मैं  समझता  हूं  कि  चीन  सरकार  ने  कई  महत्वपूर्ण
 बातों  पर  भ्रापत्ति  उठाई  है  उनमे ंसे  एक,  सेना  रहित  किए  जाने  वाले  क्षेत्र के  बारे  में  है।
 हमारे  पास  ऐसा  कोई  संदेश  नहीं  भेजा  गया  किन्तु  लंका  की  प्रधान  मंत्री  को,  जब  वें  पेकिंग

 से  रवाना  होने  वाली  थी,  इस  बारे में  लिखा  गधा  था ।  उन्होंने  हमें  वह  पत्र  दिखाया  था ।
 हमें  गोमती  भंडारनायक  ने  या  श्री  चार-एन-लाई  ने  कोई  पत्र  नहीं  लिखा ।  किन्तु  या  तो
 श्री  चार-एन-नाई  ने  या  श्री  चेत-पी  ने--मैं  नहीं  कह  सकता  किसने--श्रीमती  भंडार नायक
 को  पत्र  लिखा था  और  वह  पत्र  उन्होंने  हमें  दिखाया  था  ।  उसमें  कुछ  ऐसी  बातें  लिखी  थी
 जो  कोलम्बो  प्रस्तावों  के  अनुरूप  नहीं  थी,  उनके  विरुद्ध  थीं  ।

 fa  प्रिय  गुप्त  (कटिहार)  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  कया  लंका  की  प्रधान  मंत्री
 जी  प्रौढ़  कोलम्बो  सम्मेलन  के  दूसरे  सदस्यों  नें  जिन्होंने  ये  सिफारिशें की  थीं  हमें यह
 श्राइवासन  दिया  है  कि  चीन  फिर  से  श्रावण  नहीं  करेगा ?

 पश्रिध्यक्ष  महोदय  :  नही ं।

 श्री  कि०  पटनायक :  मुझे  यह  कहना  है  कि  प्राप्त  मिनिस्टर  साहब  ने  अभी  सीसफूल
 मैथड  की  बात  कहीं।  २०  नवम्बर  को  प्राइम  मिनिस्टर ने  सदन  को  कहा था  कि  चाहे कुछ  भी
 हो,  जंग  जारी  रहेगी  जब  तक  हम  बिल्कुल  जीत  न लें,  तो  कया  प्राइम  मिनिस्टर  की  जोत  हो
 गई?

 गूश्नध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  :

 इस  प्रस्ताव पर  कुछ  स्थानापन्न प्रस्ताव  भी  हैं  ।

 ी  याज्ञिक  (अहमदाबाद):  मैं  भ्र पना  स्थानापन्न  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  नहीं  चाहता ।

 font  त्रिदिव कुमार  चौधरी  (बलरामपुर) :  प्रन्य  सदस्य  भी  जिनका  नाम  इसमें  उल्लिखित
 है  इसे  प्रस्तुत  करना  नहीं  चाहत े।

 मिमूल  अंग्रेजी में


